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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 878 

04 �दसम् बर, 2025 को उ�र �दये जान ेके �लए 
 

�बल्डरों द्वारा द�ुवर्�नयोजन और धोखाधड़ी 
 

†878.श्री अशोक कुमार रावतः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या सरकार को इस बात क� जानकार� है �क �बल्डरों और भू संपदा कंप�नयों ने एक ह� 

फ्लैट को कई लोगों को बेचकर कई घर खर�दारों को लूटा है और उन्हें द� जाने वाल� संप�� 

उन्हें नह�ं सौंपी गई है और य�द हां, तो कंपनी/�बल्डर-वार और उ�र प्रदेश एवं �दल्ल� स�हत 

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ख) क्या भारतीय �दवाला और शोधन अक्षमता बोडर् (आईबीबीआई) द्वारा �बल्डरों क� संप��यों 

के प�रसमापन के माध्यम से उक्त घर खर�दारों क� रा�श वापस करने के �लए इस संबंध में 

कोई मानक संचालन प्र�क्रया (एसओपी) जार� क� गई है; 

(ग) य�द हां, तो उक्त एसओपी के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और �कस प्रकार उक्त एसओपी 

प्रभा�वत घर खर�दारों को समय पर धन वापसी सु�निश्चत करने में मदद करेगी; और 

(घ) भ�वष्य में ऐसी धोखाधड़ी क� घटनाओं को रोकने और उक्त घर खर�दारों के �हतों क� रक्षा 

के �लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं? 
 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) से (घ) भारत के सं�वधान क� सातवीं अनुसूची क� सूची-II (राज्य सूची) क� प्र�विष्ट 18 के 
अनुसार, ‘भू�म और कॉलोनीकरण’ राज्य के �वषय हैं। हालां�क, भारत के सं�वधान क� सातवीं 
अनुसूची क� सूची- III (समवत� सूची) क� प्र�विष्ट 6, 7 और 46 से प्राप्त शिक्तयों का प्रयोग 
करके, संसद द्वारा भू संपदा (�व�नयमन और �वकास) अ�ध�नयम, 2016 [रेरा] को आवास  
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खर�दारों और प्रमोटरों के बीच सं�वदात्मक संबंधों को �व�नय�मत करने के �लए अ�ध�नय�मत 
�कया गया था। 
रेरा के उपबंधों के तहत, 'उपयुक्त सरकार' अथार्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यटू�) के �लए भू संपदा 
क्षेत्र को कुशल और पारदश� तर�के से �व�नय�मत करने और बढ़ावा देन ेके �लए अपने यहां भ ू
संपदा �व�नयामक प्रा�धकरण स्था�पत करना आवश्यक है। रेरा के अनुसार �कसी भी तरह स े
�वज्ञापन, �वपणन, बु�कंग और �बक्र� से पहले संबं�धत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू संपदा 
�व�नयामक प्रा�धकरण के पास भू संपदा प�रयोजनाओं और भू संपदा एजेंटों का पंजीकरण 
अ�नवायर् है। इसके अलावा, भू संपदा �व�नयामक प्रा�धकरण को एक वेबसाइट रखने क� 
आवश्यकता होती है, िजसमें सभी पंजीकृत भ ूसंपदा प�रयोजनाओं के प्रासं�गक �ववरण होत ेहैं 
और इन �ववरणों को सावर्ज�नक रूप से देखने के �लए प्रका�शत �कया जाता है। 
इसके अलावा, रेरा क� धारा 18 में उपबंध है �क, य�द प्रमोटर �बक्र� के समझौते क� शत� के 
अनुसार अपाटर्मेंट, प्लॉट या भवन को पूरा करने में �वफल रहता है या सौंपने में असमथर् है, तो 
वह आबं�टयों को ब्याज और मुआवजे के साथ रा�श वापस करने के �लए उ�रदायी होगा। इसके 
अलावा, रेरा क� धारा 40 के अनुसार, य�द कोई प्रमोटर या आबंट� या भ ूसंपदा एजेंट, जैसा भी 
मामला हो, �नणार्यक अ�धकार� या �व�नयामक प्रा�धकरण या अपील�य न्याया�धकरण , जैसा भी 
मामला हो, द्वारा उस पर लगाए गए �कसी भी ब्याज या जुमार्ने या मुआवजे का भुगतान करने 
में �वफल रहता है तो यह रा�श ऐसे प्रमोटर या आबंट� या भू संपदा एजेंट से भू-राजस्व के 
बकाया के रूप में वसूल� जा सकेगी। 
य�द प्रमोटर भू संपदा �व�नयामक प्रा�धकरण या भू संपदा अपील�य न्याया�धकरण द्वारा जार� 
आदेशों, �नणर्यों या �नद�शों का पालन करन ेमें �वफल रहता है तो रेरा में 3 साल तक क� कैद 
और/या जुमार्ने का प्रावधान है, जो भू संपदा प�रयोजना क� अनुमा�नत लागत का दस प्र�तशत 
तक बढ़ सकता है। 
इसके अलावा, कंप�नयों, व्यिक्तयों और साझेदा�रयों के �दवा�लयापन के समाधान के �लए एक 
समयबद्ध, पारदश� और कुशल फे्रमवकर्  प्रदान करने के �लए �दवाला और शोधन अक्षमता 
सं�हता, 2016 को अ�ध�नय�मत �कया गया था। इसका प्राथ�मक उद्देश्य प�रसंप��यों के मूल्य 
को अ�धकतम करना, सभी �हतधारकों के �हतों को संतु�लत करना और उद्य�मता और ऋण 
उपलब्धता को बढ़ावा देना है। यह सं�हता व्यविस्थत समाधान या प�रसमापन सु�निश्चत करने 
का प्रयास करती है ता�क संकटग्रस्त प�रसंप��यों को जल्द� से पुनज��वत �कया जा सके और 
आ�थर्क ग�त�व�धयों को संर�क्षत �कया जा सके। आईबीसी फे्रमवकर्  धोखाधड़ी से एक ह� फ्लैट 
क� कई व्यिक्तयों को �बक्र� से संबं�धत नह�ं है। 
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हालां�क, भारतीय �दवाला और शोधन अक्षमता बोडर् (आईबीबीआई) ने भू संपदा क्षेत्र क� �दवाला 
प्र�क्रया के मुद्दों क� जांच करने और प�रयोजना-वार कारपोरेट �दवाला समाधान प्र�क्रया के �लए 
समय-सीमा स�हत भू संपदा क्षेत्र में �दवाला कायर्वा�हयों के �लए �व�शष्ट �दशा-�नद�श तयैार 
करने और आवास खर�दारों के �हतों क� रक्षा करने के �लए एक प�रषद का गठन �कया है। इस 
प�रषद में आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय, कुछ भू संपदा �व�नयामक प्रा�धकरणों के प्र�त�न�ध 
शा�मल हैं। 
                                    ***** 


